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20 दिसम्‍बर, 2018 को  उत्तर के लिए
ySaM iwfyax ikWfylh dks ,dy f[kM+dh iz.kkyh ls izpkfyr djuk
1141- Jh uhjt 'ks[kj%
D;k आवासन और शहरी कार्य ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ fnYyh fodkl izkfèkdj.k }kjk gky gh esa vuqer ?kuRo] okf.kfT;d vkSj ihñ,lñihñ ij ,Qñ,ñvkjñ dks fofufnZ"V djrs gq, vfèklwfpr dh xbZ ySaM iwfyax ikWfylh dh izeq[k fo'ks"krk,a vkSj bl uhfr ds varxZr iwy dh xbZ 5 ,dM+ Hkwfe dk vkdyu D;k gS( 
¼[k½ D;k bl uhfr dks ,dy f[kM+dh iz.kkyh ds ek/;e ls 'kq: fd;k tk,xk vkSj ;fn gka] rks D;k rkSj&rjhdksa dks vafre :i ns fn;k x;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( 
¼x½ D;k vapyksa ds fy, jktLo [kkds rS;kj fd, x, gSa vkSj lsDVjy ;kstuk cuk yh xbZ gS( 
¼?k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼³½ MhMh, }kjk bl ikWfylh ds rgr vkosnu izkIr djus ds fy, vkosnu f[kM+dh dc rd [kksyus dh ;kstuk gS\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री(स्‍वतंत्र प्रभार)
( श्री हरदीप सिंह पुरी )
(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 के का.आ. 5220 द्वारा अधिसूचित लैंड पूलिंग नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैः
i. भूमि नीति और विनियमों के अनुसार, किसी सेक्टर में भूमि की संगठित आयोजना, मरम्मत कार्य और उपखंड/भाग को सुनिश्चित करने के लिए, सेक्टर के अन्दर ही विकास योग्य क्षेत्र की न्यूनतम 70%  निकटवर्ती बाधाओं से मुक्‍त भूमि को सेक्टर के विकास हेतु पात्र  बनाने हेतु  पूल किया जाना अपेक्षित है। किसी सेक्टर में  जब ऐसी न्यूनतम निकटता प्राप्त कर ली जाती है, तब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सभी घटक भू-स्वामियों को सूचित करेगा जो संघ बनाने के लिए उस क्षेत्र में निकटस्‍थ भूमि का भाग  है । 
ii.    रिहाइशी, व्यावसायिक  और   सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (पीएसपी) उपयोग के लिए  60% पूल्ड लैंड  भू-स्वामियों द्वारा रखी जायेगी ।
iii.    40% भूमि शहर स्तरीय वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना, मनोरंजनात्मक आदि के प्रावधान  के लिए निर्धारित की जाएगी ।
iv.     विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा बाह्य विकास किया जाएगा ।
v.   लौटाई गई भूमि पर एफएआरः आवासीय (निवल आवासीय क्षेत्र पर 200 एफएआर)+  आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अतिरिक्त 15%
vi.   घनत्व और शहर-स्तरीय व्यावसायिक एवं पीएसपी दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 के भी अनुसार होंगे।
अधिसूचित नीति डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध है।
2 हेक्टेयर भूमि के (5 एकड़ लगभग) पर भूमि-उपयोग निम्नवत हैः
        i. लैंड पूलिंग क्षेत्र-2 हेक्टेयर
       ii. 60% की दर से भू-स्वामी द्वारा रखी गई भूमि – 1.2 हेक्टेयर
      iii. 40% की दर से सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि – 0.8 हेक्टेयर
       iv. 60% भूमि में – आवासीय –   53% (1.06 हेक्टेयर)
व्यावसायिक – 5% (0.10. हेक्टेयर)
सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक-2% (0.04 हेक्टेयर)
(ख) से (ड़): भूमि नीति को एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रचलात्‍मक बनाया जाएगा जिसका डीडीए में विकास किया जा रहा है। डीडीए ने सूचित किया है कि रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के राजस्व विभाग से    राजस्व आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं और लैंड पूलिंग क्षेत्रों में आने वाले जीआईएस मंच पर सभी 95 गाँवों के सीवनहीन राजस्व नक्शे तैयार कर लिए गए हैं और ये सत्यापन की प्रक्रिया के अधीन हैं। सेक्टर की सीमाओं के रेखाचित्र से संबंधित कार्य भी डीडीए में प्रक्रियाधीन है। अतः इस नीति के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।
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